
87अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी लर्निंग कर्व, अगस्त, 2021 

क
ोवि

ड-
19

  प्र
ति

क्रि
या

परिचय 

भारत में विकलांग बच्चों (CWD) के लिए स क्ू ली शिक्षा 
हमशेा से ही निराशाजनक रही ह ै। जनगणना 2011 (एमएचए, 
2011) के अनसुार, 5 से 19 वर्ष के आय-ुवर्ग के विकलांग 
बच्चों की कुल संख्या का केवल 61 प्रतिशत ही स क्ू ल जाता 
ह ै। हाल के अध्ययनों (स्वाभिमान 2020) ने सझुाया ह ै कि 
डिजिटल अधिगम तक पहुचँ न होने के कारण (PTI, 2020) 
विकलांग विद्यार थ्ियों की ड्रॉपआउट दर बहुत ज़्यादा हो गई ह,ै 
जो बढ़ती जा रही ह ै। कोविड ​​के प्रसार के कारण स्थिति और 
भी ख़राब हो गई ह ैक्योंकि नियमित कक्षाए ँअचानक डिजिटल 
हो गई हैं । विकलांग बच्चों, उनके माता-पिता और शिक्षकों 
की मशु्किलें भी बढ़ गई हैं । महामारी ने डिजिटल शिक्षा पर,  
जो इन बच्चों के लिए अपेक्षाकृत नया और अपरिचित क्षेत्र ह,ै 
अप्रत्याशित निर्भरता पैदा कर दी ह ै।   

सन्दर्भ

विकलांग बच्चों की शिक्षा की ज़िम्मेदारी मखु्य रूप से दो 
मतं्रालयों के पास ह,ै पर उनकी भूमिकाए ँभिन्न हैं । सामाजिक 
न्याय और कल्याण मंत्रालय के तहत विकलांगजन सशक्तिकरण 
विभाग (डीईपीडी), विकलांगजनों के पनुर्वास और शिक्षा से 
सम्बन्धित विशषे योजनाओ ंको शरुू करने और लाग ूकरने 
के साथ-साथ पनुर्वास पेशवेर और विशषे शिक्षकों की शिक्षा 
और प्रशिक्षण को विनियमित करने के लिए ज़िम्मेदार ह ै। 
शिक्षा मतं्रालय, विकलांग बच्चों की शकै्षिक आवश्यकताओ ं
को, समग्र शिक्षा अभियान की योजनाओ ंऔर राष्ट्रीय शकै्षिक 
अनसुन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद के तहत सम्बोधित करता 
ह ै।

शिक्षा-प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में, विशषे रूप से, सेंट्रल 
इसं्टीट्यटू ऑफ एजकेुशन टेक्नोलॉजी (सीआईईटी) द्वारा 
शकै्षिक प्रौद्योगिकियों, अर्थात ् रेडियो, टीवी, फ़िल्म, उपग्रह 
संचार और साइबर मीडिया आदि के उपयोग को बढ़ावा दिया 
जाता ह ै। सीआईईटी ने, स क्ू ली पाठ्यक्रम तक विकलांग बच्चों 
की पहुचँ को आसान बनाने के लिए बरखा पठन शृखंला, 
ऑडियोबकु (DAISY का उपयोग करके) जैसी पहल की ह ै
(सीआईईटी, स क्ू ली पाठ्यक्रम तक पहुचँ - एनसीईआरटी की 
पहल, 2017) ।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार की हालिया पहल (एनसीईआरटी 
की, सीआईईटी और आईसीटी पहल) जैसे कि पीएम का 
ई-विद्या मचं (टाइम्स, 2020), PRAGYATA दिशानिर्देश 
(शिक्षा मतं्रालय, PRAGYATA - डिजिटल शिक्षा के लिए 
दिशानिर्देश, 2020) (धारा 3.4) विकलांग बच्चों की ज़रूरतों 
को पहचानते हैं । 

लेकिन ऐसी कोई भी समर्पित सार्वजनिक घोषणा या कार्यवाही 
नहीं ह ैजो यह बताती हो कि महामारी के दौरान, विकलांग 
बच्चों के लिए कक्षा-शिक्षण और शिक्षा के अन्य रूपों के 
ऑनलाइन तरीक़ों का उपयोग कैसे किया जाएगा । नि:शलु्क 
एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (आरटीई) अधिनियम के 
तहत यह बच्चे एक ‘वंचित समहू’  के रूप में मफ़ु्त और 
अनिवार्य शिक्षा के पात्र हैं । 

नीतिगत समस्याएँ

शिक्षा के क्षेत्र में, भारत ने विकलांग बच्चों के शकै्षिक 
अधिकारों की रक्षा करने और एक मज़बतू क़ानूनी ढाँचा तैयार 
करने में उल्लेखनीय प्रगति की ह ै। शिक्षा मतं्रालय के सर्वशिक्षा 
अभियान की जड़ें, सभी के लिए शिक्षा पर संयकु्त राष्ट्र विश्व 
घोषणा पत्र (ईएफए, यएून) में हैं, जिसमें बच्चों के अधिकारों 
(विशषे ज़रूरतों वाले बच्चों सहित) को शामिल किया गया 
ह ैऔर शिक्षा के एक समावेशी वातावरण की माँग की गई ह ै। 
इस घोषणा पत्र पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं ।

अन्य जनादशेों ने इन माँगों को प्रबल किया ह ै। तथापि, शिक्षा 
की तेज़ी से बदलती हुई प्रकृति और डिजिटल अधिगम की 
क्रमिक शरुुआत के कारण डिजिटल शिक्षा को समावेशी और 
सलुभ बनाने के लिए एक समानान्तर क़ानूनी और नीतिगत 
ढाँच े को विकसित करने की आवश्यकता ह ै। समावेशी 
डिजिटल शिक्षा पर फ़िलहाल हमारे पास ह ै केवल एक 
खण्डित और असमन्वित नीति ।

डिजिटल समावेशन के मदु्दे को बनुियादी ढाँच ेऔर डिज़ाइन 
के दृष्टिकोण से समझा जा सकता ह ै। भारतीय दरूसंचार 
विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने सूचना और संचार 
प्रौद्योगिकी को सार्वभौमिक रूप से शिक्षा के लिए सलुभ 
बनाने के लिए 2018 में सिफ़ारिशों की एक सूची जारी की ह ै
(TRAI, 2018) । इस दस्तावेज़ में समन्वय और कार्यान्वयन 

डिजिटल शिक्षा और विकलांग बच्चे
पूजा पाण्डे
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को लेकर चिन्ता दर्शायी गई ह ै। इस सिफ़ारिश में यह निर्देश भी 
दिया गया ह ैकि सरकारी वेबसाइट विकलांगजनों को सलुभ 
होनी चाहिए, जो अभी भी ई-पाठशाला सहित कई सरकारी 
वेबसाइटों पर लाग ूनहीं हुई हैं (राठी, 2019) । 

विशषे रूप से शिक्षा के लिए, शिक्षा मतं्रालय ने स क्ू लों में 
समावेशी और सलुभ डिजिटल बनुियादी ढाँच े के निर्माण 
पर ज़ोर दतेे हुए, स क्ू ली शिक्षा में सूचना और संचार 
प्रौद्योगिकी(आईसीटी) के लिए राष्ट्रीय नीति जारी की ह ै
(MHRD, National Policy on ICT in School 
Education, 2012) । किन्तु इसमें डिजिटल शिक्षा 
प्रौद्योगिकियों में सार्वभौमिक डिज़ाइन सिद्धान्तों को शामिल 
करने के बारे में कुछ नहीं कहा गया ह ै और यह अद्यतन 
वेब सामग्री अभिगम्यता दिशानिर्देशों (Web Content 
Accessibility Guidelines) को प्रतिबिम्बित नहीं करती 
ह ै।

डिजिटल शिक्षा को परुाने और असमन्वित तरीक़ों से सलुभ 
कराया जा रहा ह ै। आरटीई अधिनियम, 2009 ख़दु भी केवल 
स क्ू लों के भौतिक बनुियादी ढाँच ेके लिए मानक और मानदण्ड 
प्रदान करता ह ै। आरटीई अधिनियम की अनसुूची में केवल 
यह कहा गया ह ैकि प्रत्येक कक्षा को शिक्षण और अधिगम 
उपकरण आवश्यकतानसुार उपलब्ध कराए जाएगँे, बिना इस 
बात पर विचार किए कि समावेशन के लिए इस उपकरण का 
डिजिटल होना भी ज़रूरी हो सकता ह ै।

समाधान खोजना

नीतिगत सधुार 

डिजिटल शिक्षा नीति पर फिर से काम करने के लिए पहला 
क़दम तो यह ह ै कि समावेशी शिक्षा के लिए एक समन्वित 
दृष्टिकोण हो जो सार्वभौमिक पहुचँ के मानदण्डों को सामग्री-
निर्माण प्रक्रिया का एक अभिन्न अगं बनाए, न कि कोई परूक 
अभ्यास । शिक्षा मतं्रालय को इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मतं्रालय 
और विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग के साथ समन्वय 
करना चाहिए और विकलांग शिक्षार थ्ियों के लिए डिजिटल 
शिक्षा के बनुियादी ढाँच ेके लिए ऐसे मानकीकृत दिशानिर्देशों 
को तैयार करना चाहिए जो विकलांगजन अधिकार अधिनियम 
(Rights of Persons with Disabilities Act) के अनरुूप 
हों ।

अगला क़दम यह ह ै कि शिक्षा के सभी आईसीटी सेवा 
प्रदाताओ ं(सार्वजनिक और निजी) के लिए इन दिशानिर्देशों 
को अनिवार्य बना दनेा चाहिए । TRAI (2008) ने एक लम्बे 
समय से यह सिफ़ारिश की ह ैकि विकलांगजनों के लिए सभी 
सरकारी वेबसाइट सलुभ कराई जाए,ँ यह सनुिश्चित करना भी 
बहुत ज़रूरी ह ैकि इस सिफ़ारिश का पालन किया जाए ।

जहाँ तक विशिष्ट अधिनियमों और नीतियों की बात ह ै तो 
डिजिटल शिक्षा की पहुचँ पर व्यापक दिशानिर्देश विकसित 
करने के लिए स क्ू ली शिक्षा में आईसीटी की राष्ट्रीय नीति की 
समीक्षा की जानी चाहिए और उसे अद्यतन करना चाहिए । 
इसी प्रकार आरटीई अधिनियम की अनसुूची में संशोधन 
करना और उसमें समावेशी डिजिटल शिक्षा के उन मानदण्डों 
और मानकों को शामिल करना ज़रूरी ह ैजो स क्ू लों पर लाग ू
होते हैं । इसके अलावा शिक्षा में आईसीटी के पहुचँ सम्बन्धी 
मानकों को ‘विकलांगजन अधिकार अधिनियम’ की धारा 40 
के तहत अधिसूचित किया जाना चाहिए ।

अन्त में, समावेशी डिजिटल शिक्षा की आशाए ँबहुप्रतीक्षित, 
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020  पर भी टिकी हैं, जिसमें अधिक 
सलुभ और समावेशी अधिगम की प्रौद्योगिकियों के निर्माण 
का विज़न बिखरे हुए रूप में दिखाई दतेा ह ै।

अनभुव से सीखना

अभ्यासों और उदाहरणों से सीखना महत्त्वपूर्ण ह ै। कोविड​​-19 
ने हमारे सामने कुछ अभतूपूर्व चनुौतियों तो खड़ी की हैं लेकिन 
साथ ही नवाचार और चिन्तन के द्वार भी खोल दिए हैं । यह 
प्रौद्योगिकी-आधारित अधिगम के लिए समान अवसर प्रदान 
कर सकता ह ैऔर न केवल विशषे ज़रूरतों वाले बच्चों को 
बल्कि उनके शिक्षकों और माता-पिता को भी सशक्त बना 
सकता ह ै। सभी बच्चों के समावेशन के लिए कई हितधारकों 
को एक साथ लाने और नवीन एवं अनकूुलनयोग्य समाधान 
तैयार करने की आवश्यकता ह ै। विश्व बैंक (WB, 2020) 
जैसी कई बहुपक्षीय एजेंसियाँ, ​​इस महामारी के दौरान शिक्षा में 
किए जा रह ेनवाचार के दनुिया भर के सर्वोत्तम अभ्यासों पर 
विचार कर रही हैं ।

इसके अलावा भारत के कई नागरिक समाज संगठन विकलांग 
बच्चों की शिक्षा पर कोविड के प्रभाव का आकलन करने के 
लिए क्षेत्र-आधारित अनसुन्धान और डेटा संग्रह का कार्य कर 
रह ेहैं । कई रिपोर्टों और अध्ययनों ने बताया ह ैकि स्मार्टफ़ोन, 
टीवी जैसे उपकरणों की कमी के कारण बच्चे ऑनलाइन 
अधिगम में भाग नहीं ले पा रह ेहैं । अन्य लोगों के लिए यह 
कारण इस प्रकार हैं : उच्च गति वाले इटंरनेट की अनपुलब्धता, 
इन उपकरणों/ एप्लीकेशन को संचालित न कर पाना, सामग्री 
तक पहुचँ न होना, विशषे शिक्षकों की अपर्याप्त तैयारी । कई 
स्वतंत्र संगठन (मनराल, 2020) भी बड़े सक्रिय रूप से ऐसी 
ऑनलाइन सामग्री का उत्पादन, वितरण और प्रोत्साहन कर 
रह ेहैं जो अधिक व्यवहार्य, सलुभ और पहुचँ योग्य हों, ताकि 
उन बच्चों को भी लाभ मिल सके जो अन्यथा शायद इसमें 
भाग न ले पाते । कुछ राज्य जैसे केरल ऐसी बनुियादी चीज़ों 
का प्रयोग कर रह ेहैं जो अधिक सलुभ और व्यापक रूप से 
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उपलब्ध हों जैसे टेलीविज़न ताकि अधिगम की निरन्तरता 
सनुिश्चित हो सके, यहाँ तक कि व्हाइटबोर्ड (K, 2020) जैसी 
पहल के माध्यम से वे विकलांग बच्चों के लिए उनके अनकूुल 
कक्षाओ ंकी व्यवस्था भी कर रह ेहैं । 

अगले क़दम

हालाँकि इस महामारी ने मानवता के लिए अभतूपूर्व कठिनाइयाँ 
पैदा की हैं, लेकिन साथ ही इसने आत्मविश्लेषण और नवाचार 
को भी प्रोत्साहित किया ह ै। अभी तक केवल पहुचँ की दृष्टि 
से दखेा गया ह ैसमावेशन की दृष्टि से नहीं (पाण्डे, 2020), 
इसलिए यह एक ऐसा अवसर बन सकता ह ैजिसमें प्रौद्योगिकी-
आधारित शिक्षा के माध्यम से शिक्षा में समान आधारों का 

निर्माण करते हुए सभी बच्चों का समावेशन किया जा सके । 
विकलांग बच्चों को अक्सर डिजिटल अधिगम की रणनीति 
बनाने की योजना में शामिल नहीं किया जाता (यूनिसेफ, 
2020), लेकिन अब इसे बदला जा सकता ह ै। ई-अधिगम 
विधियों को अपनाने से विशषे शिक्षकों को कई बच्चों तक 
एक साथ पहुचँन में सहायता मिल सकती ह ै। लेकिन यह सब 
तभी हो सकता ह ैजब सरकार शिक्षा को वास्तव में समावेशी 
और सार्वभौमिक बनाने के लिए प्रौद्योगिकियों और क्षमताओ ं
का निर्माण करने में सक्रिय रुचि ले । इसके लिए ‘बेहतर रूप 
से संचालित और पर्याप्त सार्वजनिक निवेश, सदुृढ़ नीति-
निर्माण और विद्यार थ्ियों, शिक्षकों, प्रशासकों तथा समदुायों 
की लोकतांत्रिक भागीदारी की ज़रूरत होगी ।’ (भारत, 2020)
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